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HARYANA GOVT CAZ ., SEPT . 16 , 1986 ( BHDR . 25 , 1908 SAKA ) 


[ PART I 


। 


, 


गं ० पो.वि. पानी 78--8631965.-- हरिया गा में राज्यरान को रार है कि चरम पामिल इण्डिया प्रा ०लि . 
जोरासी रोड , पावटी गांव , जी टी रोड़ , समालगा ( करना ) , प्रमिक श्री मोदी कमा मार्फत फैक्ट्री वर्कर यूनियन , विहोली 
रोड़ , सम लखा,( करनाल ). मथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिक मामले ६ कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और न कि हरियाणा के रज्यपाद विवाद को न्यायनिर्णय न मिट करना को समझते हैं ; 

इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ती धारा 11 वी उपधारा ( 1 ) मे खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के रार २१ सरकार अधिमा सं . : ( 448.1-3 - श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 
1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठिन श्रम न्यायालय, अनाला, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट नीन माग में देने हेत निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के 
बीच या तो विवादग्रस्त मामला है था विवाद से मुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री मोदी कमार की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किम राहा का हकदार है ? 

सं ० प्रा ० वि ० पानी / 79-86/ 3. 371.--- च कि हरियाणा के राज्यपाल की राप है कि मैं चक पाम सिकल प्रा . लि . 
जोरासी रोड़, पावटी गात्र, जी.टी. रो , समालखा ( करनाल ) के श्रमिक श्री शारदा प्रसाद मार्फत कं,क्ट्री वरज यूनियन 
बिहोली गेट , ममालवा ( क ( नाल , नया के प्रबन्ध हों के भय इरें सो वाद निखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विदाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं 
इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, 

10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3( 4.1 ) , 1-3- श्रम, दिनांक 18 
अप्रैन 1984, द्वारा उका पधिनियम की धारा 1 के प्रधान गठिन श्रम न्याया नय. अम्बा दा . को विवादपस्त या उससे सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट लोन मास में देने हेतु निष्टि करते है जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिक के बोस या तो गारपम्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धिा मामला है : 

शारदा प्रसाद की मेवानों का समापन न्यायोचित था टीका है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 
५० प्रो ० वि ० आई.डी./ 8 :-85/31977.-- चकि हरि के राज्यपाल की राय है कि मै ० ( ! ) एम.ई. हाऊसिंग बोर्ड . 
हरियाणा, एस ० सो प्रो ० नं . 2.! 27, सैक्टर-१ मी . चीगड , ( 2 ) कार्यकारी अभिया, हाऊसिंग बोर्ड , हरियाणा, कोठी नं . 
34, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी लिविजन, पानीपत व थमिक श्री मरजमल न श्री मांगे राम, गांव व रा . वारणाम तह पनीपत, करनाल 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य ४ सम इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा में गज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय देत निर्दिष्ट करना चाछनाय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रोगक विवाद अधिनियम , 1912, की धाग ! 0 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करने टुए, हारणा के राज्यपान इसके द्वारा सरकारी अधिभचना मं ० ( ! 4) ::: - 3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 
198.4, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियम न्यायाला , अम्बा , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट मीन मास में देने देत निर्दिष्ट करते हैं जो कि उगत प्रबन्धकों तथा धमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद में संगत प्रथका मधित मामला है : 

स्या श्री सरजमल की सेवामो का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


क्या श्री 


- 


- 


हकदार है ? 


स . ओ ० वि ०/हिमार : :..-.86) 3 1 9 5. .---- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय । कि मं 0 ( 1 ) चैयरमन , हरियाणा 
राज्य विजला वोर्ड , चंडीगढ़ ( 2) वसीयन , हरियाणा राज : विजनी बाई, टोहा । के श्रमिक श्री रामेश्वर प्रसाद, पुत्र श्री राम 
दयाल मार्फत मजदुर एकता यूनियन , नागोर सेट , हिसार तथा उप प्रधा में मध्य रसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय दे किदिर करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947. की धारा 10 की पधाग ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शाक्तियो का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसी द्वारा ग्यारी मिलना में. ... 11- -श्रम - 78/32573, दिनांक 
नवम्बर , 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गटित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि 
उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत मयवा साधत मामला है : 

क्या श्री रामेश्वर प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


